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              राजस्थान यातर्ी और माल कराधान (   �ंशोधन और मान्यकरण)   असिधसिनयम 1964

(1964  का 22),  धारा 2  और 4 -        असिधसिनयम मान्य करने वाला राज्य सिवत्त असिधसिनयम 1961

 और 1962 -      क्या सिवधासियका �ंसिवधान के अनुच्छेद 255  के गै़र-      पालन के कारण उत्पन्न दोष को

     स्वयं मान्य कर �कती �ै -        क्या पवू/व्यासिप कराधान वैध और उसिचत �ै।

                     राजस्थान राज्य सिवधानमंडल मोटर वा�नों में ले जाए जाने वाले �मान और यासितर्यों पर

    कर लगाने के सिलए 1959    का असिधसिनयम 18          पासिरत सिकया। कर के उदे्दश्य �े मागो /ं को दो

             शरे्सिणयों में सिवभासिजत सिकया गया अथा/त् सिजनका डामरीकरण आसिद सिकया गया था और सिजनका

                 न�ीं सिकया गया था। पवू/ शरे्णी की मागो /ं पर ले जाए जाने वाले माल पर राज्य �रकार को

   असिधसिनयम की धारा 3          द्वारा सिकराया और माल ढुलाई के मलू्य के असिधकतम 1/8     वें भाग पर एवं

            द�ूरी शरे्णी के मागो /ं पर ले जाए जाने वाले माल पर असिधकतम 1/12      वें भाग पर कर लगाने �ेतु

           असिधकृत सिकया गया। असिधसिनयम के त�त एक असिध�चूना द्वारा असिधकतम दरें 1 मई, 1959 �े

     लागू की गई। उक्त धारा 3    को सिवत्त असिधसिनयम 1961  एवं 1962    द्वारा �ंशोसिधत सिकया गया

               तासिक उ� धारा के अंतग/त लगाए जाने योग्य असिधकतम दरों को बढ़ाया जा �के और पर्ा�ंसिगक

       असिध�चूनाओं में वास्तव में भी व�ी लगाया। 1961  और 1962     के असिधसिनयमों को �ालांसिक इ�

            कमी का �ामना करना पड़ा सिक उनके �ंबंध में �ंसिवधान के अनुच्छेद 255   के अनु�ार राष्ट्रपसित

               की ��मसित आवश्यक रूप �े पर्ाप्त न�ीं की गई थी। इ� दोष के सिनवारण �ेतु 1964  का

  अध्यादेश क्रमांक 4        जारी सिकया गया। उक्त अध्यादेश को 9   सि�तम्बर 1964   को 1964  के

 असिधसिनयम 22    द्वारा पर्सितस्थासिपत सिकया गया,       सिज�के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित सिवसिधवत रूप

    �े पर्ाप्त की गई। 1964     के असिधसिनयम की धारा 2  ने 1961  एवं 1962   के असिधसिनयमों द्वारा

     सिनसिम/त मलू असिधसिनयम की धारा 3          के �ंशोधनों को पुनः पवू्या/पी रूप �े असिधसिनयसिमत सिकया

    गया। असिधसिनयम की धारा 4           ने पवूा/सित/ असिधसिनयमों के त�त �भी �ंगर्�ों और शुल्कों को मान्य

       सिकया और उक्त पवूा/ती / असिधसिनयमों में अनुच्छेद 255   के गैर-      पालन �े उत्पन्न कमी के सिनवारण

        का भी आशय सिकया। यासिचकता/ सिज�े 1964         के अध्यादेश के त�त कर का भुगतान करने सिलए
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 क�ा गया,       ने भारत के �ंसिवधान के अनुच्छेद 32        के त�त यासिचकाओं में उक्त अध्यादेश के �ाथ

 �ाथ 1964       के असिधसिनयम की वैधता को चुनौती दी।

                      यासिचकाकता/ओं की ओर �े य� दलील दी गई सिक सिववासिदत असिधसिनयम की धारा 2   और 4

       का आशय पवू/ के अमान्य सिवत्त असिधसिनयम 1961  एवं 1964      को मान्य करना �ै। य� आगर्�

      सिकया गया सिक सिवधासियका के अनुच्छेद 255         के पर्ावधानों का पालन करने में सिवफलता के कारण

                उक्त असिधसिनयमों को शुरुआत �े �ी अमान्य कर सिदया गया और इ� तर� उन्�ें बाद के सिवधान

            द्वारा मान्य न�ीं सिकया जा �का। य� भी आगर्� सिकया गया सिक  सिवजय सि�ं�    के मामले में राजस्थान

              उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प�ले के असिधसिनयमों को अमान्य ठ�राया गया था और अदालत के

             �क्षम असिधकार के्षतर् के सिनण/य के बावजदू उक्त असिधसिनयमों को मान्य करना राज्य सिवधानमंडल

   के सिलए अक्षम �ोगा।

          मानाः ( i)           य� क�ना तथ्यात्मक रूप �े ��ी न�ीं था सिक 1961   और 1962  के

              असिधसिनयमों को �क्षम के्षतर्ासिधकार वाले न्यायालय द्वारा शुरू �े �ी अमान्य करार सिदया गया था।

  द�ूरी ओर  सिवजय सि�ं�             के मामले में उच्च न्यायालय ने मामले के उ� प�लू पर अपनी �ुसिवचासिरत

       राय देने के सिलए अनावश्यक बताया था। 1964    का असिधसिनयम 22 9  सि�तंबर, 1964  को

   पासिरत सिकया गया था,       जबसिक उच्च न्यायालय का सिनण/य नवंबर 1964     में सिदया गया था, और

        इ�सिलए उ� �मय जब असिधसिनयम पासिरत सिकया गया था,      प�ले के सिवत्त असिधसिनयमों को सिबल्कुल

      भी सिनरस्त न�ीं सिकया गया था। [ 899 बी-ई]

               सिवजय सि�ं� और एक अन्य बनाम उपायुक्त,     उत्पाद शुल्क और कराधन (अपील) अजमेर

  और कोटा पर्भाग,   जयपुर और अन्य आई. एल. आर. (1965) 15  राज० 285,  �ंदसिभ/त सिकया

गया।

               (ii)             एक असिधसिनयम जो इ� कमी �े गर्स्त �ै सिक व� अनुच्छेद 255  की

     आवश्यकताओं का पालन न�ीं करता �ै,          बाद के काननूों द्वारा मान्य सिकया जा �कता �ै। नुच्छेद

255              स्वयं य� पर्ावधान करता �ै सिक सिवधासियकाया राज्य का कोई असिधसिनयम और ऐ�े सिक�ी

              असिधसिनयम में कोई भी पर्ावधान केवल इ� कारण �े अमान्य न�ीं �ोगा सिक �ंसिवधान द्वारा

         आवश्यक कुछ पर्स्ताव या पवू/ मंजरूी न�ीं दी गई थी,      यसिद राष्ट्रपसित द्वारा असिधसिनयम को बाद

                में मंजरूी दी गई थी। यसिद कोई असिधसिनयम राष्ट्रपसित की पवू/ ��मसित पर्ाप्त सिकए सिबना पासिरत

                 सिकया जाता �ै तो य� अमान्य न�ीं �ोता �ै लेसिकन तब तक अपर्वत/नीय र�ता �ै जब तक सिक

                 ऐ�ी स्वीकृसित सिमल न�ी जाती �ै। उक्त कमी को बाद की ��मसित �े ठीक सिकया जाता �ै और

               काननू पर्वत/नीय �ो जाता �ै। सिवधासियका भी �मीचीन मामलो में पवू/ के काननू के पर्ावधानों को

                 पुनः पर्स्तुत करने के सिलए एक बाद के काननू को पासिरत करने का माग/ अपना �कती �ै सिजन्�ें

             राष्ट्रपसित की स्वीकृसित न�ीं सिमली थी और इ� पर्कार �ंसिवधान द्वारा सिनधा/सिरत ए�ी ��मसित



                                                 �वो/च्च न्यायालय की सिरपोर् [ 1966 ] 1   ए� �ी आर।

              पर्ाप्त कर �कती �ै। काननूी रूप �े सिवधासियका द्वारा उसिल्लसिPत सिक�ी भी पर्सिक्रया को अपनाने

     पर कोई रोक न�ीं �ै। [ 899 एफ-एच; 900 ए-डी]

              (iii) 1964     के असिधसिनयम की धारा 2   वास्तव में 1961  और 1962  के सिवत्त

                असिधसिनयम को इ�े मान्य करने का तात्पय/ न�ीं रPती �ै। य� मातर् मलू असिधसिनयम की धारा 3

  की उपधारा (1)              में एक परंतुक को अंतःस्थासिपत करके उक्त धारा को पवू/व्यापी रूप �े �ंशोसिधत

   करती �ै। धारा 2         के अवलोकन �े य� स्पष्ट �ै सिक धारा 2      में मलू असिधसिनयम की धारा 3 ( 1 ) में

       उक्त परंतुक अतः स्थासिपत करने का पर्भाव �ै;        और चूंसिक इ� पर्कार सिकया गया �ंशोधन

  पवू/व्यापी �ोता �ै,      तब मलू असिधसिनयम की धारा 3 (1)        में पर्स्तुत सिकए गए परंतुक के Pंड (ए)

 और (बी)          द्वारा शासिमल की गई अवसिधयों पर कर लगाया जाता �ै,     तब न्यायालय को मामले �े

         सिनपटने के सिलए इ� आधार पर आगे बढ़ना चासि�ए         सिक इन Pंडों को पर्ारंभ �े �ी मलू असिधसिनयम

    में पेश सिकया गया था, [900 ई-जी]

                             काननू बनाने की शसिक्त में �ंभासिवत रूप �े और �ाथ �ी पवू/व्यापी रूप �े काननू

                  बनाने की शसिक्त शासिमल �ै और इ� पर्कार कर काननू सिक�ी भी अन्य काननू �े अलग न�ीं �ै।

                 कर लगाने की शसिक्त का पर्योग सिवधासियका द्वारा �ंभासिवत या पवू/ व्यापी रूप �े �क्षम रूप �े

   सिकया जा �कता �ै;      और वत/मान मामले में धारा 2           ने भी य�ी सिकया �ै। अतः इ� तक/ में कोई �ार

      न�ीं था सिक असिधसिनयम की धारा 2   अमान्य था। [ 900 एच]

              (iv) 1964           के असिधसिनयमऔर इ�के �भी पर्ावधानों को राष्ट्रपसित की ��मसित

              सिमल गई थी और इ�सिलए पर्थम दृष्टया असिधसिनयम के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित �े

                असिधसिनयम को प�ले के असिधसिनयमों के पर्ावधानों को मान्य करने में मदद सिमलेगी जो इ� तथ्य के

         कारण लागू करने योग्य न�ीं थे सिक वे अनुच्छेद 255     की आवश्यकतानु�ार राष्ट्रपसित की ��मसित

         पर्ाप्त न�ीं सिकए थे। लेसिकन राष्ट्रपसित की ��मसित धारा 4         को वैध बनाने का काम न�ीं कर �का।

[ 902 �ी-डी]

                धारा 4          �च में और �ार में क�ता �ै सिक अनुच्छेद 255     का अनुपालन करने में

             सिवफलता सिवचाराधीन सिवत्त असिधसिनयमों को अमान्य न�ीं करता �ै और अपने �ंबंसिधत पर्ा�ंसिगक

                 पर्ावधानों के त�त की गई या की जाने वाली सिक�ी भी कार/वाई को अमान्य न�ीं करेगा। द�ूरे

    शब्दों में सिवधासियका धारा 4           द्वारा क�ती पर्तीत �ोती �ै सिक भले �ी अनुच्छेद 255    का प�ले के

       सिवत्त असिधसिनयमों द्वारा अनुपालन न�ीं सिकया गया �ो,    परंतु य� धारा 4      को पासिरत करने के सिलए

        �क्षम �ै सिज��े य� सिनधा/सिरत करेगा सिक अनुच्छेद 255         का पालन करने में सिवफलता वास्तव में

                 कोई मायने न�ीं रPता �ै और असिधसिनयम के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित इ� बात के बराबर �ै सिक

                 राष्ट्रपसित भी इ� बात �े ��मत �ैं सिक सिवधासियका को य� क�ने का असिधकार पर्ाप्त �ै सिक

 अनुच्छेद 255   के �ाथ गैर-           अनुपालन के पसिरणामस्वरूप कमी �े कोई फक/ न�ीं पड़ता। य�

      दृसिष्टकोण परूी तर� �े गलत �ै। [ 902 डी-एफ]
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                            इ�में कोई �ंदे� न�ीं �ै सिक सिवधासियका प�ले के एक असिधसिनयम को मान्य कर �कती �ै

  जो अनुच्छेद 255            के कारण अमान्य �ै और ऐ�ा असिधसिनयम राष्ट्रपसित की ��मसित पर्ाप्त कर

        �कता �ै सिज��े सिक असिधसिनयम वैध �ो जाएग। �ालाँसिक,     सिवधासियका स्वयं एक वैधासिनक

           पर्ावधान द्वारा य� घोषणा न�ीं कर �कती �ै सिक य� अनुच्छेद 255      के अनुपालन में �ुई

           सिवफलता को अपने स्वयं के असिधसिनयम द्वारा ठीक सिकया जा �कता �ै,    भले �ी उक्त असिधसिनयम

                 को राष्ट्रपसित की मंजरूी सिमल गई �ो। य�ाँ तक सिक राष्ट्रपसित की ��मसित भी अनुच्छेद 255

               की �ंवैधासिनक सिस्थसित को बदल न�ीं �कता �ै। सिक�ी भी सिवधायक पर्ावधान द्वारा राष्ट्रपसित की

                  ��मसित को सिक�ी पवू/ असिधसिनयम को ऐ�े �मय में दी गई न�ीं मानी जा �कती �ै सिज� जबसिक व�

               न�ीं सिदया गया था। इ� �ंदभ/ में राष्ट्रपसित की ��मसित के �ंबंध में पवू/व्यापी पर्भाव वाले

   पर्ावधान की कोई

              गंुजाइश न�ीं �ै। सिवचाराधीन कमी को केवल राष्ट्रपसित की ��मसित पर्ाप्त करके ठीक सिकया जा

          �कता �ै न सिक सिक�ी भी सिवधायी आदेश द्वारा। धारा 4       को लागू करने में राज्य सिवधासियका ने

         स्पष्ट रूप �े अपने के्षतर्ासिधकार का उल्लंघन सिकया �ै। [ 903 ए-डी, एफ-जी]

               एम. पी. वी.          �ंुदररासिमयर एंड कंपनी बनाम आंधर् पर्देश राज्य और एक अन्य,

[1958] ए�. �ी. आर. 1422, सिवसिशष्ट।

               (v)               य� तक/ देना व्यथ/ �ै सिक केवल इ�सिलए सिक एक कर लगाने वाला क़ाननू

            पवू/व्यापी रूप �े �ंचासिलत करने के सिलए लागू �ोता �ै सिज�में अनुच्छेद 19 (1) (च)  या (छ) के

              त�त अनुदत्त नागसिरक के मौसिलक असिधकार का उल्लंघन शासिमल �ै। वत/मान मामले में धारा 2

                द्वारा सिनधा/सिरत पर्ावधान की काननूी पृष्ठभसूिम को ध्यान में रPते �ुए य� �ंदे� �ो �कता �ै सिक

    मलू असिधसिनयम की धारा 21       में जोडे़ गए परंतुक के Pंड (P)     के पवू/व्यापी �ंचालन में अनुसिचतता

      का कोई तत्व शासिमल न�ीं था। [ 905 डी-एफआई]

            (vi)     सिववासिदत असिधसिनयम की धारा 2       ने कर की दरों को केवल 26 माच/, 1962 को

                 �माप्त �ोने वाली अवसिध तक सिनधा/सिरत सिकया था। य� उ� तारीP के बाद की अवसिध के बारे में

              चुप था। इ�सिलए यासिचकाकता/ पर उ� तारीP के बाद की अवसिध के सिलए धारा 2    के परंतुक के Pंड

(क)   और (P)            के आधार पर कर न�ीं लगाया जा �कता था। धारा 4      यसिद य� वैध �ोता तो

1962                 के असिधसिनयम द्वारा सिनधा/सिरत बढ़ी �ुई दरों पर कर भी वैध �ोता परन्तु जबसिक धारा 4

   अमान्य था तो 26 माच/, 1962        के बाद की अवसिध के सिलए केवल 1959     में सिनधा/सिरत दरों पर �ी

          कर वैध और वैध रूप �े लगाया जा �कता था। [ 906 डी-एफ]
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             मलू के्षतर्ासिधकार- 1965     की सिरट यासिचका �ंख्या 19    भारतीय �ंसिवधान के अनुच्छेद

32         के त�त मौसिलक असिधकारों के पर्वत/न के सिलए यासिचका।

                यासिचकाकता/ की ओर �े एम. एम.    सितवारी और गणपत राय।

            जी. �ी. का�लीवाला, म�ासिधवक्ता-राजस्थान, के. के.   जैन और आर. एन. �चथे,

  उत्तरदाताओं के सिलए।

             न्यायालय का सिनण/य  गजेंदर्गडकर सी.  जे.     द्वारा सिदया गया था। यासिचकाकता/,

जवा�रमल,   मोटर वा�न असिधसिनयम, 1939         के पर्ा�ंसिगक पर्ावधानों के त�त उन्�ें सिदए गए

                स्टेज कैसिरज परसिमट के त�त चार मागो /ं पर अपनी मोटर ब�ों को चलाने के व्यव�ाय करता �ै।

        उनकी यासिचका के क्रमशः तीन उत्तरदाता �ैं ः राजस्थान राज्य,  उपायुक्त,    उत्पाद शुल्क और

 कराधान (अपील),    जयपुर और कराधान असिधकारी, (   राजस्थान मोटर वा�न) �ीकर,  राजस्थान

        राज्य। ऐ�ा पर्तीत �ोता �ै सिक पर्त्यथी / �ंख्या 3        ने अपने पाँच वा�न जो सिवचाराधीन चार

    मागो /ं पर चल र�े थे,            के सिPलाफ सिवसिभन्न मातर्ाओं में कर लगाने के कई सिनधा/रण आदेश पासिरत

सिकए।           सिजन अवसिधयों के सिलए ये मलू्यांकन आदेश पासिरत सिकए गए थे,  वे वा�न-दर-   वा�न में सिभन्न

थे; लेसिकन,  कुल सिमलाकर,  वे 1 अपरै्ल, 1962  और 30 सि�तंबर, 1964     के बीच की अवसिध को

               शासिमल करते थे। सिवचाराधीन मलू्यांकन आदेशों द्वारा वा�न के �ंबंध में लगाए गए कर की कुल

 रासिश 19,062  रूपए 93          पै�े थी। ये आदेश राजस्थान यातर्ी और माल कराधान (मान्याकरण)

अध्यादेश, 1964 ( 1964   का अध्यादेश �ं. 4)   की धारा 2       के त�त पासिरत सिकए गए �ैं । य�

 अध्यादेश 15  मई, 1964            को बनाया गया था और इ�के सिलए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा

  पर्ख्यासिपत सिकया गया।

                इन आदेशों �े व्यसिथत �ोकर,       यासिचकाकता/ ने पर्त्यथी / �ंख्या 2   के सिवरूद्ध अपील

     दायर की लेसिकन पर्त्यथी / �ंख्या 2            ने उक्त असिपल पर सिवचार करने �े तब तक इनकार कर सिदया

               जब तक सिक यासिचकाकता/ ने अपील के अधीन आदेशों द्वारा लगाए गए कर का असिगर्म भुगतान

      न�ीं सिकया �ो। पर्त्यथी / �ंख्या 2           के �मक्ष अपीलों के लंबन के दौरान यासिचकाकता/ ने सिनधा/सिरत

         कर की व�लूी के �ंबंध में स्थगन की मांग की,         लेसिकन उक्त आवेदन को इ� आधार पर Pासिरज

                 कर सिदया गया सिक ऐ�े सिक�ी भी आवेदन पर सिवचार करने के सिलए काननू में कोई पर्ावधान न�ीं

    था। इ�सिलए यासिचकाकता/ ने 3  फरवरी 1962  को आयुक्त,  वासिणसिज्यक कर,   राजस्थान के �मक्ष

               एक आवेदन पर्स्तुत सिकया और पर्ाथ/ना की की मलू्यांकन के आदेशों के सिनष्पादन में उ�की ब�ों

     को कुक/ या बेचा न जाए,      सिज�के सिPलाफ उ�ने अपील की थी,     जो �ुनवाई एवं अंसितम सिनस्तारण

      के सिलए लंसिबत �ै। आयुक्त ने 8  फरवरी 1962        को इ� आवेदन को Pासिरज कर सिदया। पर्त्याथी /

 �ंख्या 3         ने यासिचकाकता/ की एक ब� अथा/त ब� नं.  आर.  जे.  पी.-854     को कुक/ करने की

                काय/वा�ी की और इ�े अपने कब्जे में ले सिलया। तत्पश्चात यासिचकाकता/ ने सिववासिदत आदेश

       द्वारा सिनधा/सिरत करों की रासिश का भुगतान सिकया,        लेसिकन भुगतान सिवरोध के त�त सिकया गया था।



 जवा�रलाल बनाम.  राज्य (गजेंदर्गडकर, �ी. जे.)

        वत/मान यासिचका यासिचकाकता/ द्वारा �ंसिवधान के अनुच्छेद 32    के त�त सिवचाराधीन मलू्यांकन

                 आदेशों की वैधता को चुनौती देने के सिलए दायर की गई �ै। मुख्य आधार सिज� पर उक्त आदेशों

      की वैधता को चुनौती दी गई �ै,          व� अध्यादेश �ै सिज�के त�त सिववासिदत आदेश पासिरत सिकए गए

       और राजस्थान के यातर्ी और माल कराधान (   �ंशोधन और मान्याकरण)   असिधसिनयम 1964

( 1964  का �ं. 22) (       सिज�े इ�के बाद असिधसिनयम क�ा जाता �ै)      सिज�ने उक्त अध्यादेश को

     सिनरस्त और पर्सितस्थासिपत कर सिदया गया,        �ंवैधासिनक रूप �े अमान्य �ैं । यासिचकाकता/ ने

              न्यायालय �े असिधसिनयम को अमान्य घोसिषत करने और एक उसिचत रीट द्वारा उ�के सिवरुद्ध पासिरत

                मलू्यांकन के आके्षसिपत आदेशों को रद्द कर सिदए जाने की पर्ाथ/ना की। यासिचककता/ ने य� भी दावा

        सिकया सिक उ�की यासिचका के अंसितम सिनपटारे तक उत्तरदाताओं,      उनके �ेवक और असिभकता/ को

                 आके्षपीत आदेशों के त�त सिनदXसिशत करों को व�लू करने �े और अन्य ब�ों को उक्त कर की व�लूी

         के उदे्दश्य �े जप्त सिकए जाने �े रोका जाए।

                        यासिचकाकता/ के इ� तक/ पर सिवचार करने के सिलए सिक असिधसिनयम अमान्य �ै, असिधसिनयम

           की सिवधायी पृष्ठभसूिम का का उल्लेP करना आवश्यक �ै। पर्त्यथी / �ंख्या 1   की सिवधासियका ने

1959            में एक असिधसिनयम पासिरत सिकया सिज�े राजस्थान यातर्ी और माल कराधान असिधसिनयम,

1959 (1959   का �ं. 18)        के नाम �े जाना जाता �ै (       इ�के बाद मलू असिधसिनयम '  क�ा

जायेगा)     । इ� असिधसिनयम को 2 अपरै्ल, 1959      को राष्ट्रपसित की मंजरूी सिमल गई;   और 30

अपरै्ल, 1959        को राजस्थान राजपतर् में पर्कासिशत �ुआ और 1 मई, 1959   को लागू �ुआ।

              इ� असिधसिनयम की वैधता को इ� न्यायालय द्वारा मै��/ �ैसिनक मोट�/ जोधपुर और अन्य बनाम

  राजस्थान राज्य (1)           मामले में बरकरार रPा गया �ै। मलू असिधसिनयम की धारा 3   ने राज्य �रकार

                को राजस्थान में मोटर वा�नों द्वारा ले जाने वाले �भी यासितर्यों और माल के �ंबंध में �भी

                सिकराए और माल ढुलाई पर कर लगाने शुल्क लगाने और एकतर् करने के सिलए असिधकृत करती �ै।

             उक्त धारा में य� भी पर्ावधान �ै सिक कर की दर �ीमें ट �े बनी, पक्की,   डामर �े बनी,  धातु �े

बनी,                बजरी और कंकड़ वाली �ड़कों के मामले में सिकराया या माल ढुलाई के मलू्य के 1/8 सि�स्�े

           �े असिधक न�ीं �ोगी और अन्य मामलों में ऐ�े मलू्य के 1/12        वे भाग �े असिधक न�ीं �ोगी जो की

   राज्य �रकार द्वारा �मय-     �मय पर असिध�सूिचत सिक जाएगी।

                मलू असिधसिनयम की धारा 21            ने राजस्थान �रकार को कर के भुगतान को �ुरसिक्षत करने

                औरआम तौर पर इ�के पर्ावधानों को लागू करने के उदे्दश्यों के सिलए उक्त असिधसिनयम के अनुरूप

       सिनयम बनाने के सिलए असिधकृत सिकया �ै। तदनु�ार,       राजस्थान �रकार ने उपयुक्त सिनयम बनाए जो

21 मई, 1959     को लागू �ुए। इ�के बाद,    पर्सितवादी �ंख्या 1  द्वारा 30 अपरै्ल, 1959 को

    उक्त असिधसिनयम की धारा 3          के त�त एक असिध�चूना जारी की गई और य� 1 मई, 1959 को

 लागू �ुआ;               इ�ने उ� तरीके और दरों को सिनदXसिशत सिकया सिज� पर कर लगाया जाएगा और व�लू

           सिकया जाएगा। ये दरें व�ी थीं जो उ�ी असिधसिनयम की धारा 3      द्वारा असिधकतम अनुमेय दरों के रूप
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        में सिनधा/सिरत की गई थी।ं । य� असिध�चूना 1 मई, 1959        को और �े पर्भावी �ुई थी। इ�में कोई

               �ंदे� न�ीं �ै सिक मलू असिधसिनयम वैध �ै और इ�के त�त जारी असिध�चूना भी वैध �ै।

           1961     में राजस्थान सिवत्त असिधसिनयम (1961  का �ं. 14)    पासिरत सिकया गया। इ�

   असिधसिनयम की धारा 8       का उदे्दश्य मलू असिधसिनयम की धारा 3      में �ंशोधन करना �ै। इ� �ंशोधन

 के पसिरणामस्वरूप,              राज्य �रकार सिज� असिधकतम दर पर सिकराया और माल ढुलाई पर कर लगा

 �कती थी,         व�लू कर �कती थी और एकतर् कर �कती थी,       उ�े प�ली शरे्णी के मामलों में एक

   सित�ाई �े बढ़ाकर 15              पर्सितशत कर सिदया गया और द�ूरी शरे्णी के मामलों में इ�े एक सित�ाई �े

 बढ़ाकर 10             पर्सितशत कर सिदया गया। इ� सिवत्त असिधसिनयम के पर्ावधानों के अनु�रण में ,

  पर्सितवादी �ंख्या 1  ने 9 माच/, 1961          को उक्त असिधकतम अनुमेय दरों पर कर लगाने के सिलए

                एक असिध�चूना जारी की। न �ी इ� असिधसिनयम के �ंबंध में सिवधेयक को राज्य सिवधासियका में पेश

         सिकए जाने �े प�ले राष्ट्रपसित की ��मसित पर्ाप्त �ुई,        और न �ी इ� असिधसिनयम को पासिरत सिकए

      जाने के बाद उनकी ��मसित पर्ाप्त �ुई।

          1962 में ,    राजस्थान सिवत्त असिधसिनयम (1962  का �ं. 11)     को पासिरत सिकया गया था।

    इ� असिधसिनयम की धारा 9      ने मलू असिधसिनयम की धारा 3      को �ंशोसिधत सिकया और दोनों �ंबंसिधत

   करों को क्रमशः 20   पर्सितशत और 15         पर्सितशत तक बढ़ाने के सिलए असिधकृत सिकया। इ�के बाद

    उक्त असिधसिनयम की धारा 9       के पर्ावधानों के त�त पर्सितवादी �ंख्या 1   द्वारा एक असिध�चूना

        जारी की गई। य� असिध�चूना असिधसिनयम की धारा 9       के त�त अनुमेय असिधकतम दरों पर कर

                लगाने को अधीकृत करती �ै। राज्य सिवधासियका में पेश सिकए जाने �े प�ले इ� असिधसिनयम के

                  �ंबंध में न तो सिवधेयक को और न �ी पासिरत �ोने के बाद इ� असिधसिनयम को राष्ट्रपसित की मंजरूी

सिमली।

               इ�के बाद सिवत्त असिधसिनयम (1963    का �ंख्या 13)     आया। य� असिधसिनयम मलू

   असिधसिनयम की धारा 11       को �ंशोसिधत करने के सिलए असिभपरे्त था,     लेसिकन इ� �ंशोधन �े �मारा

      वत/मान काय/वासि�यों में कोई �रोकार न�ीं �ैं ।

                        ऐ�ा पर्तीत �ोता �ै सिक मलू असिधसिनयम के भौसितक पर्ावधानों और उ�के त�त जारी

       सिनयमों और असिध�चूनाओं की �ंवैधासिनक वैधता के �ाथ-  �ाथ 1961   और 1962   के सिवत्त

            असिधसिनयमों और उनके त�त क्रमशः जारी असिध�चूनाओं की �ंवैधासिनक वैधता को �ंसिवधान के

 अनुच्छेद 226              के त�त राजस्थान उच्च न्यायालय के �मक्ष कई ब� चालकों द्वारा सिरट यासिचका

             दायर कर चुनौती दी गई थी। इन सिरटों के लंसिबत र�ने के दौरान 1964   का राजस्थान अध्यादेश

 �ंख्या 4     पर्ख्यासिपत सिकया गया। बाद में ,       उक्त अध्यादेश को सिवचाराधीन असिधसिनयम द्वारा सिनरस्त

        और पर्सितस्थासिपत कर सिदया गया। य� असिधसिनयम 8 सि�तंबर, 1964    को राष्ट्रपसित की ��मसित

    पर्ाप्त करने के बाद 9 सि�तंबर, 1964   को लागू �ुआ।



 जवा�रलाल बनाम.  राज्य (गजेंदर्गडकर, �ी. जे.)

                  अन्य ब� �ंचालकों द्वारा दायर सिरट यासिचकाओं का फै�ला 30 नवंबर, 1964  को उक्त

         उच्च न्यायालय द्वारा सिवजय सि�ं� और एक अन्य बनाम उपायुक्त,     उत्पाद शुल्क और कराधन

(अपील),    अजमेर और कोटा पर्भाग,    जयपुर और अन्य (1)     द्वारा सिकया गया। �ंके्षप में , उच्च

          न्यायालय ने उ� मामले में य� असिभसिनधा/सिरत सिकया �ै सिक 1961   और 1962    के पवू/ सिवत्त

              असिधसिनयमों को इ� कमी का �ामना करना पड़ा सिक वे �ंसिवधान के अनुच्छेद 255  की

      आवश्यकताओं का पालन न�ीं करते थे। �ालाँसिक,        इ�ने इ� पर्श्न को अंसितम रूप �े सिनधा/सिरत

                 करना आवश्यक न�ीं �मझा सिक क्या उक्त कमी के कारण उक्त पवू/ के असिधसिनयम शनू्य थे या न�ीं

    क्योंसिक उ�की राय में 1964        का असिधसिनयम उ� �ीसिमत अथ/ में "    केवल एक �ंशोधन और

    सिनवारण असिधसिनयम न�ी �ै ,            बसिल्क य� वास्तव में एक ऐ�ा असिधसिनयम �ै जो पवू/ असिधसिनयमों के

          पर्ावधानों को सिफर �े लागू करता �ै सिज�मे �ंसिवधासिनक कमी थी"(  पी 300)    । उच्च न्यायालय ने

              यासिचकाकता/ओं द्वारा उठाई गई दलीलों की जांच की गई सिक असिधसिनयम के पर्ावधान अमान्य थे,

              और यासिचकाकता/ओं के मामले को Pासिरज कर सिदया �ै सिक उक्त पर्ावधान सिक�ी भी �ंवैधासिनक

    कमी �े पीसिड़त थे। नतीजतन,           असिधसिनयम की वैधता को बढ़ाने के सिलए इ�के �मक्ष दायर

               यासिचकाएं सिवफल र�ी।ं ऐ�ा पर्तीत �ोता �ै सिक यासिचकाकता/ओं ने कर का भुगतान न करने के

          सिलए जुमा/ने की व�लूी की वैधता को भी चुनौती दी थी,       और उच्च न्यायालय ने अपने प�ले के

                फै�लों का पालन करते �ुए क�ा सिक इ�के �मक्ष मामलों में कोई भी जुमा/ना लगाना अवैध �ोगा

         और इ�सिलए इ�े सिनरस्त सिकया जाना चासि�ए। द�ूरे शब्दों में ,       जुमा/ना लगाने के �ंबंध में दी गई

   �ीसिमत रा�त को छोड़कर,          असिधसिनयम की वैधता को चुनौती देने वाले यासिचकाकता/ओं द्वारा

               उठाए गए म�त्वपणू/ तक/ को उच्च न्यायालय द्वारा Pासिरज कर सिदया गया �ै। इ� फै�ले के

सिPलाफ,              उच्च न्यायालय ने इ� न्यायालय में अपील करने की अनुमसित के सिलए योग्यता पर्माण

                 पतर् पर्दान सिकए �ैं और उक्त अपीलों में सिरकॉड/ उच्च न्यायालय में मुसिदर्त सिकया जा र�ा �ै। इ�

 अथ/ में ,            उक्त अपीलों को इ� न्यायालय के �मक्ष लंसिबत क�ा जा �कता �ै।

                      सिवद्वान म�ासिधवक्ता जोसिक वत/मान सिरट काय/वा�ी में पर्सितसिनसिध की ओर �े पेश �ुए �ैं ,

                 �म�े अनुरोध सिकया सिक �म इ� सिरट यासिचका की �ुनवाई को स्थसिगत करें और इ�े उन अपीलों के

    �ाथ �ुने सिजनका �मने अभी-     अभी उल्लेP सिकया �ै। �ालाँसिक,      �मने इ� अनुरोध को स्वीकार न�ीं

सिकया,               क्योंसिक �मने �ोचा था सिक वत/मान सिरट यासिचका की �ुनवाई को असिनसिश्चत काल के सिलए

    स्थसिगत करना ��ी न�ीं �ोगा,  और इ�सिलए,        �मने सिवद्वान म�ासिधवक्ता को इ� मामले पर परूी

               तर� �े ब�� करने और �में राजस्थान उच्च न्यायालय के फै�ले के सिलए �ंदसिभ/त करने की

 अनुमसित दी,               जो उक्त अपीलों में अपील के त�त �ै। �मने सिवद्वान म�ासिधवक्ता को स्पष्ट कर

               सिदया सिक वत/मान सिरट यासिचका में �मारे सिनण/य में उक्त अपीलों के सिनण/य को शासिमल सिकया

जाएगा,              ज�ां तक सिक य� असिधसिनयम के �मथ/क दृसिष्टकोण की वैधता �े �ंबंसिधत �ोगा,  जो

      वत/मान यासिचकाकता/ द्वारा �मारे �ामने आके्षसिपत �ैं ,           न सिक उ� भाग �े जो दंड के पर्श्न को

   शासिमल करता �ै। तदनु�ार,           सिवद्वान म�ासिधवक्ता ने �में पर्ा�ंसिगक सिबंदुओं पर सिवस्तार �े



                                                 �वो/च्च न्यायालय की सिरपोर् [ 1966 ] 1   ए� �ी आर।

         �ंबोसिधत सिकया और सिवजय सि�ं� का मामले (1 )       राजस्थान उच्च न्यायालय के सिनण/य के

      पर्ा�ंसिगक भागों �े अवगत करवाया।

                     उत्तरदाताओं ने वत/मान काय/वा�ी में अपना सिलसिPत बयान दासिPल सिकया और य� आगर्�

             सिकया सिक असिधसिनयम के पर्ा�ंसिगक पर्ावधानों की वैधता के सिलए यासिचकाकता/ की चुनौती को

      बरकरार न�ीं रPा जाना चासि�ए। उनके अनु�ार,         य� असिधसिनयम �ंवैधासिनक रूप �े वैध �ै और

              मलू्यांकन के सिववासिदत आदेश उक्त पर्ावधानों द्वारा परूी तर� �े उसिचत �ैं । इ� पर्कार वत/मान

                सिरट यासिचका में सिज� मुख्य पर्श्न य� �ै सिक क्या असिधसिनयम के पर्ा�ंसिगक पर्ावधान मान्य �ैं या

न�ी।ं

                    इ�सिलए �म असिधसिनयम के पर्ावधानों का उल्लेP करें गे और जॉच करें गे सिक क्या

               यासिचकाकता/ द्वारा उनकी वैधता को चुनौती देना उसिचत �ै। इ� असिधसिनयम में पाँच धाराएँ �ैं । धारा

1    इ�का शीष/क बताती �ै;  धारा 2     मलू असिधसिनयम की धारा 3    को �ंशोसिधत करती �ै;  धारा 3

           करके बदले में कुछ एक मुश्त भुगतानो के मान्याकरण �े �ंबंसिधत �ै;   धारा 4   का उदे्दश्य

  राजस्थान असिधसिनयम 1961 के14, 1962  का 11  और 1963  का 13    की कुछ धाराओं को

  मान्य करना �ै;   इ�का उदे्दश्य 9 माच/, 1961         और इ� असिधसिनयम के पर्ारंभ �ोने की तारीP के

      बीच की अवसिध के दौरान लगाए गए,   भुगतान सिकए गए,        या देय कर और की गई काय/वा�ी या

          की गई चीजों को मान्य करना भी �ै। अंसितम धारा 5, 1964     के अध्यादेश �ंख्या 4  को सिनरस्त

              करता �ै। वत/मान काय/वा�ी में �म एक मुश्त भुगतान �े �ंबंसिधत न�ीं �ैं और इ�सिलए,  धारा 3

    सिवचार करने योग्य न�ीं �ै।

            इ� स्तर पर धारा 2  और 4          को सिनधा/सिरत करना �ुसिवधाजनक �ै जो इ� पर्कार �ैं :

                   " 2.      राजस्थान यातर्ी और माल कराधान असिधसिनयम, 1959 (1959 का

  राजस्थान असिधसिनयम 18)   की धारा 3 में ,    सिज�े इ�के बाद

                                 मलू असिधसिनयम के रूप में �ंदसिभ/त सिकया गया �ै,    उप धारा (1),

         सिनम्नसिलसिPत परंतुक �मेशा जोड़ा गया �ोगा और माना

                         जाएगा, अथा/तः्

                                      बशतX सिक मोटर वा�न द्वारा ले जाए जाने वाले �भी यासितर्यों और माल की

      ढुलाई के �ंबंध में कर लगाया जाएगा-

                         ( क) 1 मई, 1959  और 8 माच/, 1961      के बीच की अवसिध के दौरान, की

दर-

(i) �ीमें टयुक्त, तारकोलयुक्त, डामरीकृत, पक्की,    बजरी और कंकड़ वाली

           �ड़कों के मामले में सिकराया या माल ढुलाई के मलू्य का एक-आठवां

सि�स्�ा, और
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(ii)       सिकराया या माल ढुलाई का बार�वाँ भाग,    अन्य मामलों में ,   सिक�ी भी

        एक मामले में न्यनूतम एक नए पै�े के अधीन,     कर की रासिश की गणना

       सिनकटतम नए पै�े में की जा र�ी �ै;                                             और

                        ( P) 9 माच/, 1961  और 25 माच/, 1962      के बीच की अवसिध के दौरान,

 की दर-

(i) �ीमें टयुक्त,  तारकोलयुक्त,  डामरीकृत,  पक्की,     बजरी और कंकड़ वाली

           �ड़कों के मामले में सिकराया या माल ढुलाई के मलू्य का पंदर्�

पर्सितशत; और

(ii)           अन्य मामलों में सिकराया या माल ढुलाई का द� पर्सितशत,   सिक�ी भी

        एक मामले में न्यनूतम एक नया पै�ा के अधीन,     कर की रासिश की गणना

        सिनकटतम नया पै�ा में की जा र�ी �ै"।

           " 4.        सिक�ी भी न्यायालय के सिक�ी भी सिनण/य,     सिडक्री या आदेश के बावजदू,  लेसिकन इ�

    असिधसिनयम के पर्ावधानों के अधीन,   राजस्थान सिवत्त असिधसिनयम, 1961   की धारा 8 (राजस्थान

1961    के असिधसिनयम 14),     राजस्थान सिवत्त असिधसिनयम,  1962  (1962   का राजस्थान

 असिधसिनयम 11)    की धारा 9      और राजस्थान सिवत्त असिधसिनयम 1963 ( 1963  का राजस्थान

 असिधसिनयम 13)   9 माच/, 1961           और इ� असिधसिनयम का पर्ारंभ की तारीP के बीच की अवसिध

  के दौरान अवैध,       या कभी अमान्य न�ीं माना जाएगा,        केवल इ� तथ्य के कारण सिक सिवधेयक जो

        पवूो /क्त असिधसिनयम के रूप में असिधसिनयसिमत सिकया गए थे,     को �ंसिवधान के अनुच्छेद 304 (ब) के

               परंतुक के त�त राष्ट्रपसित की पवू/ अनुमसित पर्ाप्त सिकए सिबना और राष्ट्रपसित की ��मसित के सिबना

            राजस्थान राज्य सिवधानमंडल में पेश सिकया गया था। और उपरोक्त असिधसिनयमों द्वारा �ंशोसिधत

     राजस्थान यातर्ी और माल कराधान असिधसिनयम, 1959 (1959    का राजस्थान असिधसिनयम 18)

 के त�त,       उसिल्लसिPत अवसिध के दौरान लगाया गया,       भुगतान सिकया गया या देय कर,  भुगतान

                    सिकया गया �ंयोजन शुल्क या देय और की गई कोई कार/वाई या की गई चीज़ें �मेशा वैध रूप �े

 लगाए गए,   भुगतान सिकए गए, देय,          सिलए गए या सिवसिधनु�ार सिकए गए माने जाएँगे और उपरोक्त

असिधसिनयम,      उपरोक्त दोषों के बावजदू और तदनु�ार।

         ( क)            उपरोक्त असिधसिनयमों की उक्त धाराओं की अमान्यता के आधार पर भुगतान सिकए

                  गए सिक�ी भी कर या शुक्ल की वाप�ी या सिक�ी अन्य रा�त के सिलए सिक�ी भी अदालत में कोई

    मुकदमा या अन्य काय/वा�ी दायर,           बरकरार या जारी न�ीं रPी जाएगी कोई मुकदमा या अन्य

    काय/वा�ी शुरू न�ीं की जाएगी; और

          ( P)              कोई भी अदालत इ� तर� के सिक�ी भी धनवाप�ी या रा�त के सिलए सिनदXसिशत

       सिक�ी सिडक्री या आदेश को लागू न�ीं करेगी।
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                      यासिचकाकता/ की ओर �े शर्ी सितवारी का तक/ �ै की धारा 2  और 4   का उदे्दश्य 1961-62

                के प�ले के अमान्य सिवत्त असिधसिनयमों को मान्य करना �ै। उनका तक/ �ै सिक �ंसिवधान के अनुच्छेद

255               के पर्ावधानों को लागू करने में सिवधासियका की सिवफलता उक्त असिधसिनयम को पर्ारंभ �े �ी

     अमान्य बनाती �ैं और इ� पर्कार,            उन्�ें बाद के सिवधान द्वारा मान्य न�ीं सिकया जा �कता �ै। शर्ी

          सितवारी य� भी आगर्� करते �ैं सिक उक्त सिवजय सि�ं� (1)      के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय

              द्वारा प�ले के असिधसिनयमों को अमान्य ठ�राया गया �ै और �क्षम के्षतर्ासिधकार वाले न्यायालय के

             सिनण/य के बावजदू उक्त असिधसिनयमों को मान्य करना राज्य सिवधासियका के सिलए अक्षम �ोगा।

                  �म इ� तक/ �े पर्भासिवत न�ीं �ैं । �ब�े प�ले,       य� स्पष्ट न�ीं �ै सिक राजस्थान उच्च

                न्यायालय ने माना �ै सिक उन्�ोंने क�ा सिक प�ले के सिवत्त असिधसिनयम शुरू �े �ी अमान्य �ैं ; वास्तव

में ,        जै�ा सिक �म प�ले �ी बता चुके �ैं ,          उक्त उच्च न्यायालय ने मामले के उ� प�लू पर अपनी

    �ुसिवचासिरत राय देना अनावश्यक �मझा,        क्योंसिक उ�ने य� असिभसिनधा/सिरत सिकया सिक 1964 का

असिधसिनयम,             सिज�के �ाथ व� मुख्य रूप �े उक्त काय/वा�ी में काम कर र�ा था,    न केवल प�ले के

        सिवत्त असिधसिनयमों में �ंशोधन या �ुधार कर र�ा था,      बसिल्क उक्त असिधसिनयमों के पर्ावधानों को

     सिफर �े असिधसिनयसिमत कर र�ा था,   और इ�सिलए,        उक्त असिधसिनयमों के पर्ावधान अपने बल �े

   लागू �ो गए। इ�सिलए,   तथ्यात्मक रूप �े,         य� क�ना ��ी न�ीं �ै सिक उक्त पवू/वती / असिधसिनयमों

                  को �क्षम असिधकार के्षतर् के सिक�ी भी न्यायालय द्वारा शुरू �े �ी शनू्य के रूप में सिनरस्त कर सिदया

   गया �ै। इ�के अलावा,        इ� तक/ की वैधता का आकलन करते �मय,     य� याद रPना आवश्यक �ै

  सिक असिधसिनयम 8 सि�तंबर, 1964          को पासिरत सिकया गया था और राजस्थान उच्च न्यायालय का

 सिनण/य 30 नवंबर, 1964    को �ुनाया गया था;  और इ�सिलए,      य� स्पष्ट �ै सिक जब असिधसिनयम

   पासिरत सिकया गया था,             तब प�ले के सिवत्त असिधसिनयमों को सिबल्कुल भी सिनरस्त न�ीं सिकया गया था।

                         सिवचार करने के सिलए अगला पर्श्न य� �ै सिक क्या कोई असिधसिनयम जो इ� कमी �े गर्स्त

    �ै सिक व� अनुच्छेद 255       की आवश्यकता का पालन न�ीं करता �ै,      बाद के काननू द्वारा मान्य

           सिकया जा �कता �ै। इ� �वाल के दो जवाब �ैं । अनुच्छेद 255     में अन्य बातों के �ाथ-  �ाथ य�

               पर्ावधान सिकया गया �ै सिक सिक�ी राज्य के सिवधासियका का कोई भी असिधसिनयम और ऐ�े सिक�ी

              असिधसिनयम में कोई पर्ावधान केवल इ� कारण �े अमान्य न�ीं �ोगा सिक इ� �ंसिवधान द्वारा

         आवश्यक कुछ पर्स्ताव या पवू/ मंजरूी न�ीं दी गई थी,      यसिद असिधसिनयम को राष्ट्रपसित द्वारा बाद

              में मंजरूी दी गई थी। उन सिवसिधयों की सिस्थसित के �ंबंध में सिजनपर अनुच्छेद 255    लागू �ोता �ै

              अतः य� सिक यसिद असिधसिनयम पासिरत �ोने के बाद भी सिवचाराधीन ��मसित दी जाती �ै,   तो य�

    इ�के पर्ावधानों के पर्ारंसिभक गैर-           अनुपालन �े उत्पन्न कमी को ठीक करने का काम करता �ै।

  द�ूरे शब्दों में ,            यसिद कोई असिधसिनयम राष्ट्रपसित की पवू/ ��मसित पर्ाप्त सिकए सिबना पासिरत सिकया

 जाता �ै,           तो य� उक्त कमी के कारण अमान्य न�ीं �ो जाता �ै;     इ�े तब तक अपर्वत/नीय क�ा

                 जा �कता �ै जब तक सिक ��मसित पर्ाप्त न�ीं �ो जाती। य� मानते �ुए सिक ऐ�ा काननू अन्यथा

 वैध �ै,                 इ�की वैधता को केवल इ� आधार पर चुनौती न�ीं दी जा �कती �ै सिक राष्ट्रपसित की



 जवा�रलाल बनाम.  राज्य (गजेंदर्गडकर, �ी. जे.)

              ��मसित प�ले पर्ाप्त न�ीं की गई थी जै�ा सिक �ंसिवधान के अन्य पर्ा�ंसिगक पर्ावधानों द्वारा

                 आवश्यक �ै। उक्त कमी बाद की ��मसित �े ठीक �ो जाती �ै और काननू लागू करने योग्य �ो

                जाता �ै। य� सिवचार करने के सिलए वत/मान काय/वासि�यों के उदे्दश्य के सिलए आवश्यक �ै सिक जब

        ऐ�ा कोई काननू लागू करने योग्य �ो जाता �ै,          तो क्या बाद की ��मसित इ�े उ� तारीP �े लागू

           करने योग्य बनाती �ै जब उक्त काननू लागू �ोना कसिथत था,       या क्या य� अपनी बाद की ��मसित

          की तारीP �े लागू करने योग्य �ो जाता �ै। इ�के अलावा,      य� स्पष्ट �ै सिक सिवधासियका,  एक

  उपयुक्त मामले में ,               पवू/वती / काननू के उन पर्ावधानों को सिफर �े पेश करने के सिलए एक उप-

        स्वतंतर् काननू पासिरत करने की पर्सिक्रया अपना �कती �ै,      सिजन्�ें राष्ट्रपसित की ��मसित न�ीं

 सिमली थी,               और �ंसिवधान द्वारा सिनदXशानु�ार उनकी ��मसित पर्ाप्त कर �कती �ै। �म इ� तक/ में

         कोई �ार न�ीं देPते �ैं सिक एक असिधसिनयम सिज�नेअनुच्छेद 255     के पर्ावधानों का पालन न�ीं

 सिकया �ै,           बाद के सिवधान द्वारा मान्य न�ीं सिकया जा �कता �ै,       भले �ी ऐ�ा बाद का असिधसिनयम

 अनुच्छेद 255            का अनुपालन करता �ो और �ंसिवधान द्वारा सिवसि�त राष्ट्रपसित की अपेसिक्षत

          ��मसित पर्ाप्त करता �ै। क्या असिधसिनयम में कमी जो अनुच्छेद 255    के पर्ावधानों का पालन

     करने में सिवफल र�ी �ै ,            राष्ट्रपसित की बाद की ��मसित पर्ाप्त करके या पवू/वती / काननू के

             पर्ावधानों को सिफर �े असिधसिनयसिमत करके और ऐ�े असिधसिनयम के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित

           पर्ाप्त करके बाद के असिधसिनयम को पासिरत करके ठीक सिकया जाना चासि�ए,    एक ऐ�ा मामला �ै

               सिज�े सिवधासियका सिक�ी सिदए गए मामले की पसिरसिस्थसितयों में तय कर �कती �ै। काननूी रूप �े,

                उक्त दो पर्सिक्रयाओं में �े सिक�ी को भी अपनाने के सिलए सिवधासियका पर कोई रोक न�ीं �ै।

इ�सिलए,             असिधसिनयम की वैधता के सिPलाफ शर्ी सितवारी द्वारा उठाई गई पर्ारंसिभक आपसित्त सिवफल

  �ो जाती �ै।

              य� �में असिधसिनयम की धारा 2  और 4          के सिनमा/ण की ओर ले जाता �ै। य� ध्यान देने

    योग्य �ै सिक धारा 2   वास्तव में 1961  और 1962        के पवू/वती / सिवत्त असिधसिनयमों को मान्य करने के

          सिलए असिभपरे्त न�ीं �ै। य� मातर् मलू असिधसिनयम की धारा 3       को पवू/व्यापी रूप �े उक्त धारा की

 उपधारा ( 1 )              में एक परंतुक अंतःस्थासिपत करके �ंशोसिधत करना �ै। इ�े देPने �े �ी स्पष्ट �ै

 धारा 2        का मलू असिधसिनयम की धारा 3 ( 1 )         में उक्त परंतुक को अंतः स्थासिपत करने का पर्भाव

 पड़ता �ै;       और चूंसिक इ� पर्कार सिकया गया �ंशोधन,  �ंदभ/ में ,  पवू/व्यापी �ै,    जब मलू असिधसिनयम

  की धारा 3(1)            में इ� पर्कार पर्स्तुत सिकए गए परंतुक के Pंड (ए)  और (बी)    के अंतग/त आने

       वाली अवसिध के सिलए कर लगाया जाता �ै,          न्यायालय को इ� आधार पर मामले �े सिनपटने के

                 सिलए आगे बढ़ना चासि�ए सिक ये Pंड पर्ारंभ �े �ी पर्धान असिधसिनयम में पर्स्तुत सिकए गए थे। �म

                प�ले �ी देP चुके �ैं सिक इ� न्यायालय द्वारा मलू असिधसिनयम को वैध ठ�राया गया �ै और

इ�सिलए,                �म इ� तक/ का कोई आधार न�ीं देPते �ैं की असिधसिनयम की धारा 2   द्वारा मलू

    असिधसिनयम की धारा 3 ( 1 )            में �ंशोधन करके सिक�ी भी �ंवैधासिनक सिनषेध का उल्लंघन सिकया

 गया �ै।



                                                 �वो/च्च न्यायालय की सिरपोर् [ 1966 ] 1   ए� �ी आर।

                       य� �व/सिवसिदत �ै सिक काननू बनाने की शसिक्त में �ंभासिवत रूप �े और �ाथ �ी पवू/व्यापी

        रूप �े काननू बनाने की शसिक्त शासिमल �ैं ,   और इ� पर्कारर,       कर काननू सिक�ी भी अन्य काननू �े

          अलग न�ीं �ै। यसिद सिवधासियका कर लगाने का सिनण/य लेता �ै,       तो व� ऐ�ा कर या तो �ंभासिवत

                   रूप �े या य�ाँ तक सिक पवू/व्यापी रूप �े लगा �कता �ै। जब सिक�ी कर को लागू करने के सिलए

     पवू/व्यापी काननू पासिरत सिकया जाता �ै,          तो �ंभासिवत मामलों में इ� बात पर सिवचार करना

               आवश्यक �ो जाता �ै सिक ऐ�ा पवू/व्यापी कराधान उसिचत �ै या न�ी।ं लेसिकन मामले के इ�

   �ैद्धांसितक प�लू के अलावा,             कर लगाने की शसिक्त का उपयोग काननू द्वारा या तो �ंभासिवत रूप �े

       या पवू/व्यापी रूप �े सिकया जा �कता �ै;   और धारा 2          ने ठीक य�ी वत/मान मामले में सिकया �ै।

इ�सिलए,            इ� तक/ में कोई �ार न�ीं �ै सिक असिधसिनयम की धारा 2  अमान्य �ै।

          जै�ा सिक धारा 2                �े य� स्पष्ट पर्तीत �ोता �ै सिक इ�के द्वारा मलू असिधसिनयम की धारा 3

(1)     के परंतुक में Pंड (ए)    जोड़ा गया �ै,   में 1 मई, 1959  और 8 माच/, 1961   के बीच की

  अवसिध शासिमल �ै,   जबसिक Pंड (बी)  में 9 माच/, 1961  और 25 माच/, 1962    के बीच की अवसिध

             शासिमल �ै। वास्तव में प�ली अवसिध प�ले �े �ी मलू असिधसिनयम की धारा 3   के त�त 30 अपरै्ल,

1959            को वैध रूप �े जारी एक असिध�चूना द्वारा शासिमल की गई थी;  और इ�सिलए,  य� �मझना

              आ�ान न�ीं �ै सिक उक्त पवू/व्यापी �ंशोधन द्वारा इ� अवसिध का उल्लेP करना क्यों आवश्यक

      �मझा गया था। द�ूरी अवसिध को 1961     के सिवत्त असिधसिनयम 14     और उ�के त�त जारी

             असिध�चूना द्वारा शासिमल करने का पर्या� सिकया गया था। उक्त असिध�चूना के पर्ावधानों को

   पर्भावी बनाने के सिलए,            सिवधासियका ने उक्त पर्ावधानों को �ंशोधन का सि�स्�ा बनाने की वैध

         �मीचीनता को अपनाया �ै सिज�े मलू असिधसिनयम की धारा 3 ( 1 )      में पर्स्तुत कराया गया �ै ;

 और इ�सिलए,   Pंड (बी)             द्वारा सिनधा/सिरत दरों को उक्त पवू/व्यापी �ंशोधन के दौरान वैध रूप �े

      लगाया जा �कता �ै। द�ूरी अवसिध 1962    का सिवत्त असिधसिनयम 11     थी और इ�के त�त जारी

   असिध�चूना को धारा 2             द्वारा पर्स्तुत सिकए गए पवू/व्यापी �ंशोधन में शासिमल न�ीं सिकया गया �ै ;

  य� अवसिध 26  माच/,  1962   और 9  सि�तंबर,  1964      के बीच �ै और इ�सिलए,   उक्त सिवत्त

             असिधसिनयम के पर्ा�ंसिगक पर्ावधानों के त�त जारी असिध�चूना द्वारा सिनधा/सिरत दरों को धारा 2

             द्वारा सिकए गए �ंशोधन द्वारा पुनः असिधसिनयसिमत न�ीं सिकया गया �ै। द�ूरे शब्दों में ,  धारा 2 सिवत्त

 असिधसिनयम 1962  का 11          के त�त जारी असिध�चूना द्वारा सिनधा/सिरत दरों को पवू/व्यापी �ंशोधन

               द्वारा पुनः लागू करना असिभपरे्त न�ीं �ै। �म य� दृसिष्टकोण अपनाने के इच्छुक �ैं सिक असिधसिनयम

                के पर्ारूप तैयार करने वालों ने उक्त परंतुक में प�ली अवसिध का अनावश्यक रूप �े उल्लेP सिकया

�ै,                 और सिनरीक्षण के माध्यम �े ती�री अवसिध का उल्लेP करने में सिवफल र�े �ैं । य� कमी दशा/ती

   �ै सिक धारा 2               का पर्ारूपण आकसिस्मक और कुछ �द तक लापरवा� र�ा �ै। जै�ा सिक �म वत/मान

  में इंसिगत करें गे,     पसिरणाम य� �ोगा सिक 1962    के सिवत्त असिधसिनयम 11    के त�त जारी असिध�चूना

 द्वारा 26 माच/, 1962  और 9 सि�तंबर, 1964         के बीच की अवसिध के सिलए सिनधा/सिरत उच्च दरें

   असिधसिनयम की धारा 4             के �ामान्य पर्ावधानों द्वारा �ुरसिक्षत न�ीं की गई �ैं । अब �में उक्त

     पर्ावधानों की ओर रुP करना चासि�ए।
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          धारा 4        में तीन भाग �ैं । इ�के प�ले भाग में ,       य� पर्ावधान �ै सिक इ�के द्वारा पर्गसिणत

            सिकए गए तीन सिवत्त असिधसिनयमों की कई धाराओं को अमान्य न�ीं माना जाएगा,   या सिनसिद/ष्ट

  अवसिध के दौरान,              केवल इ� तथ्य के कारण कभी भी अमान्य न�ीं माना जाएगा सिक �ंसिवधान के

 अनुच्छेद 255            का पालन न�ीं सिकया गया था। उक्त धारा के भाग 2     में अन्य बातों के �ाथ-�ाथ

              य� पर्ावधान सिकया गया �ै सिक उक्त सिनसिद/ष्ट असिधसिनयमों द्वारा �ंशोसिधत अवसिध के दौरान लगाया

गया,             भुगतान सिकया गया या देय कर �मेशा वैध रूप �े लगाया गया,     भुगतान सिकया गया या

        भुगतान करने में �क्षम माना जाएगा और भाग 3        में य� सिनधा/सिरत सिकया गया �ै सिक उपरोक्त

असिधसिनयम,     उपरोक्त दोषों के सिबना,          �मेशा वैध रूप �े असिधसिनयसिमत �ोंगे और माने जाएंगे।

             �मारे सिनण/य के सिलए य� पर्श्न उठता �ै सिक क्या य� धारा वैध �ै।

            इ� पर्श्न �े सिनपटने में ,            �में सिनसिश्चत रूप �े इ� तथ्य को ध्यान में रPना चासि�ए सिक

             असिधसिनयम और इ�के �भी पर्ावधानों को राष्ट्रपसित की ��मसित सिमल गई �ै और इ�सिलए,

 पर्थम दृष्टया,            असिधसिनयम के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित �े असिधसिनयम को प�ले के असिधसिनयमों

                के पर्ावधानों को मान्य करने में मदद सिमलेगी जो इ� तथ्य के कारण पर्वत/नीय न�ीं थे सिक

  उन्�ोंने अनुच्छेद 255            द्वारा आवश्यक रूप �े उनकी ��मसित पर्ाप्त न�ीं की थी। लेसिकन क्या

        असिधसिनयम के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित �े धारा 4         को वैध बनाने का उदे्दश्य परूा �ो �कता �ै?

 धारा 4         वस्तुतः और �ारतः य� क�ती �ै सिक अनुच्छेद 255     की आवश्यकताओं का पालन करने

            में सिवफलता सिवचाराधीन सिवत्त असिधसिनयमों को अमान्य न�ीं करेगा और उनके �ंबंसिधत पर्ा�ंसिगक

                पर्ावधानों के त�त की गई या की जाने वाली सिक�ी भी कार/वाई को अमान्य न�ीं करेगा। द�ूरे

 शब्दों में ,   सिवधासियका धारा 4          द्वारा क�ता पर्तीत �ोता �ै सिक भले �ी अनुच्छेद 255   का प�ले के

       सिवत्त असिधसिनयमों द्वारा अनुपालन न�ीं सिकया गया �ो,    परंतु य� धारा 4     को पासिरत करने के सिलए

         �क्षम �ै सिज�के द्वारा य� सिनधा/सिरत करेगा सिक अनुच्छेद 255      का पालन करने की सिवफलता

      वास्तव में कोई मायने न�ीं रPता �ै,          और असिधसिनयम के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित इ� बात के

                  बराबर �ै सिक राष्ट्रपसित इ� बात �े भी ��मत �ैं सिक सिवधासियका को य� क�ने का असिधकार �ै सिक

               अनुच्छेद का पालन न करने के पसिरणामस्वरूप कमी �े कोई फक/ न�ीं पड़ता। �मारी राय में ,

         सिवधासियका य� घोसिषत करने में अक्षम �ै सिक अनुच्छेद 255       का पालन करने में सिवफलता का कोई

  पसिरणाम न�ीं �ै;  और ��म्मान,           ऐ�ी घोषणा के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित भी उ� उदे्दश्य को

        परूा न�ीं करती �ै सिज�े बाद में अनुच्छेद 255        के त�त राष्ट्रपसित द्वारा मंजरूी दी जाती �ै।

                        सिवद्वान म�ासिधवक्ता ने �मारे �मक्ष दृढ़ता �े तक/ सिदया �ै सिक �में मामले के �ार को देPना

   चासि�ए और धारा 4             की वैधता तय न�ीं करनी चासि�ए केवल इ�सिलए सिक इ�में उपयोग सिकए गए

                   शब्द �ुPद या उपयुक्त न �ो। �म इ� बात �े ��मत �ैं सिक इ� पर्कार के पर्श्नों का सिनण/य �ार

            के आधार पर सिकया जाना चासि�ए न सिक केवल पर्ारूप के आधार पर,    और �मने सिवद्वान

       म�ासिधवक्ता की ब�� पर सिवचार करने के �ाथ-   �ाथ धारा 4     को यथा�ंभव उ�के अनुकुल पढ़ने

   की कोसिशश की �ै,   लेसिकन धारा 4           के तीनों भागों में उपयोग सिकए गए शब्द स्पष्ट और अ�ंसिदग्ध



                                                 �वो/च्च न्यायालय की सिरपोर् [ 1966 ] 1   ए� �ी आर।

�ैं ;                जो इंसिगत करते �ैं सिक सिवधासियका ने �ोचा सिक व� अपनी सिवधायी पर्सिक्रया द्वारा अनुच्छेद

255              का पालन न करने �े �ोने वाली कमी का सिनवारण करने में �क्षम था,    जब इ�ने पवू/वती /

               सिवत्त असिधसिनयमों को पासिरत सिकया था और �ंभवतः य� �ला� दी गई थी सिक ऐ�ी सिवधायी

    घोषणा वैध और पर्भावी �ोगी,          बशतX इ�े राष्ट्रपसित की ��मसित पर्ाप्त �ो। �मारी राय में , इ�

                मामले में सिवधासियका द्वारा अपनाया गया दृसिष्टकोण परूी तर� �े गलत �ै। इ�में कोई �ंदे� न�ीं

              �ै सिक सिवधासियका प�ले के एक असिधसिनयम को मान्य कर �कता �ै जो अनुच्छेद 255   का पालन न

               करने के कारण अमान्य �ै और ऐ�ा असिधसिनयम राष्ट्रपसित की ��मसित पर्ाप्त कर �कता �ै जो

    असिधसिनयम को पर्भावी बनाएगा। �ालाँसिक,        सिवधासियका स्वयं एक वैधासिनक पर्ावधान द्वारा य�

        घोसिषत न�ीं कर �कता �ै सिक व� अनुच्छेद 255         का पालन करने में सिवफलता को अपने स्वयं के

      असिधसिनयम द्वारा ठीक सिकया जा �कता �ै,         भले �ी उक्त असिधसिनयम को राष्ट्रपसित की मंजरूी सिमल

    गई �ो। �मारी राय में ,      राष्ट्रपसित की ��मसित भी अनुच्छेद 255    के त�त वास्तसिवक �ंवैधासिनक

           सिस्थसित को न�ीं बदल �कती �ै। सिक�ी भी सिवधायी पर्सिक्रया द्वारा,      य� न�ीं माना जा �कता �ै

               सिक राष्ट्रपसित की ��मसित सिक�ी पवू/वती /असिधसिनयम को ऐ�े �मय में सिदया गया था जबसिक वास्तव

                में ऐ�ी ��मसित न�ीं दी गई थी। इ� �ंदभ/ में राष्ट्रपसित की ��मसित के �ंबंध में पवू/व्यापी

              पर्ावधान की कोई गंुजाइश न�ीं �ै। य� कुछ �द तक दुभा/ग्यपणू/ �ै सिक धारा 2  का आकसिस्मक

 पर्ारूपण 1962    के असिधसिनयम 11          और उ�के त�त जारी असिध�चूना द्वारा शासिमल की गई

        अवसिध को प�ले की तर� अपर्वत/नीय छोड़ देता �ै,    और धारा 4    के �व/व्यापी और �ामान्य

          पर्ावधान का उक्त अवसिध के �ंबंध में कोई मदद न�ीं �ै।

            सिवद्वान म�ासिधवक्ता ने धारा 4             के अंसितम भाग पर दृढ़ता �े सिनभ/र सिकया। इ� भाग में य�

      पर्ावधान सिकया गया �ै सिक उपरोक्त असिधसिनयम,     उपरोक्त दोषों के बावजदू,    �मेशा वैध रूप �े

       असिधसिनयसिमत �ोंगे और �मेशा माने जाएंगे। Pंड "    उपरोक्त दोषों के बावजदू"    दृढ़ता �े इ� तथ्य

                  की ओर इशारा करता �ै सिक सिवधासियका ने �ोचा था सिक व� पवू/व्यापी रूप �े काननू बना �कता �ै,

      और इ� तर� के पुनरावती / काननू द्वारा,           य� स्वयं �ी सिवचाराधीन कमी को ठीक कर �कता �ै।

        सिवधासियका द्वारा सिज� बात की अनदेPी की गई �ै,         व� य� �ै सिक सिवचाराधीन कमी को केवल

         राष्ट्रपसित की ��मसित पर्ाप्त करके ठीक सिकया जा �कता �ै,      न सिक सिक�ी सिवधायी आदेश द्वारा।

  �मने धारा 4              के शब्दों द्वारा उठाई गई �मस्या पर गंभीरतापवू/क सिवचार सिकया �ै और �म इ�

               सिनष्कष/ पर प�ंुचे �ैं सिक इ�की वैधता को बनाए रPना �ंभव न�ीं �ोगा। कई मौकों पर,  इ�

                 न्यायालय ने इ� तथ्य के बावजदू मामले के �ार को देPने और मुदे्द को सिनधा/सिरत करने की कोसिशश

                 की �ै सिक पर्ा�ंसिगक पक्ष में उपयोग सिकए गए शब्द या असिभव्यसिक्तयाँ या तो अनुसिचत या सिनर� �ैं ।

   लेसिकन वत/मान मामले में ,    �म धारा 4          के पर्ावधानों को भले �ी परोपकारी या अनुकूल रूप �े

देPें ,             �म इ� सिनष्कष/ �े बच न�ीं पाते �ैं सिक इ�े असिधसिनयसिमत करने में ,     सिवधासियका ने स्पष्ट रूप

        �े य� मान सिलया �ै सिक व� अनुच्छेद 255         का पालन न करने के पसिरणामस्वरूप �ोने वाली कमी

                  को अपने आप ठीक कर �कता �ै और ऐ�े मामले में उ�े ऐ�ी कमी को ठीक करने की अपनी

                शसिक्त के बारे में अपने स्वयं के दृसिष्टकोण के सिलए राष्ट्रपसित की ��मसित पर्ाप्त करनी �ै। �म
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         इ��े �ंतुष्ट �ैं सिक य� आवश्यक �ै सिक अनुच्छेद 255        के दायरे और पर्भाव के �ंबंध में

                वास्तसिवक सिस्थसित को भसिवष्य में �ोने वाली सिक�ी भी गलतफ�मी �े बचने के सिलए स्पष्ट रूप �े

   �ामने लाया जाना चासि�ए।

                   उनके इ� तक/ के �मथ/न में सिक सिवधासियका द्वारा धारा 4    को असिधसिनयासिमत करने में

     अपनाया गया पर्ारूप अनुसिचत न�ीं �ै,         सिवद्वान म�ासिधवक्ता ने �में इ� न्यायालय द्वारा पासिरत

   एक सिनण/य एम. पी. वी.           �ंुदररासिमयर एंड कंपनी बनाम आंधर् पर्देश राज्य और एक अन्य (1)

              का उल्लेP सिकया। य� �च �ै सिक उ� मामले में सिबक्री कर काननू वैधीकरण असिधसिनयम, 1956

(1956   का �ं. 7)      जो एक कें दर्ीय असिधसिनयम �ै,    की धारा 2      में असिधसिनयम की धारा 4  में

           अपनाए गए पदावली के �मान पदावली का उपयोग सिकया गया �ै ;     परंतु उक्त पर्ावधान की

  तुलना धारा 4      के �ाथ करना गलत �ोगा,         क्योंसिक पर्सितबंध जो की उक्त असिधसिनयम धारा 2

   �टाने �ेतु आशासियत �ै,             को �ं�दीय क़ाननू द्वारा वैध रूप �े �टाया जा �कता �ै। पर्ा�ंसिगक

      �मय पर लागू �ंसिवधान के अनुच्छेद 286 ( 2 )      में अन्य बातों के �ाथ-   �ाथ य� पर्ावधान

            सिकया गया था सिक जब तक �ं�द काननू द्वारा अन्यथा पर्ावधान न करे,     सिक�ी राज्य का कोई भी

                काननू माल की सिबक्री या Pरीद पर कर न�ीं लगाएगा या लागू करने को असिधकृत न�ीं करेगा,

     ज�ां ऐ�ी सिबक्री या Pरीद अंतर-           राज्यीय व्यापार या वासिणज्य के क्रम में �ोती �ै। क्या उक्त

   असिधसिनयम की धारा 2    का उदे्दश्य अनुच्छेद 286 ( 2 )       द्वारा स्पष्ट रूप �े पर्ासिधकृत काननू

  बनाना था ;              और स्वाभासिवक रूप �े उक्त पर्ावधान द्वारा उ�े पर्दत्त शसिक्त का पर्योग करते �ुए,

  इ�ने धारा 2            के पर्ावधानों को असिधसिनयसिमत सिकया और उन्�ें पवू/व्यापी बनाया। य� म�त्वपणू/ �ै

               सिक पर्सितबंध को �टाने की शसिक्त सिजनका पर्योग पवू/व्यापी रूप �े �ं�द द्वारा सिकया गया था,

   �ं�द में सिनसि�त थी,        न की राष्ट्रपसित जै�े सिक�ी बा�री पर्ासिधकरण में ;  और इ�सिलए,  �ं�द कई

               राज्य असिधसिनयमों को मान्य करने एवं उनके पवू/व्यापी �ंचालन के पर्ावधान के सिलए परूी तर� �े

 �क्षम थी,    सिजन्�ें अनुच्छेद 286 ( 2 )         द्वारा असिधकृत काननू बनाने के सिवधायी �मीचीन को

       अपनाकर अमान्य माना गया था। धारा 4          के �ंबंध में सिस्थसित तासिक/ क और मौसिलक रूप �े सिभन्न

�ै;            सिज� कमी ने प�ले के सिवत्त असिधसिनयमों को अपर्वत/नीय बना सिदया था,   उ�े सिवधासियका द्वारा

   स्वयं काय/ करके न�ी,ं          बसिल्क राष्ट्रपसित की ��मसित �े ठीक सिकया जा �कता था;   और ज�ाँ तक

   सिवधासियका द्वारा धारा 4             को लागू करके अपने स्वयं के आदेश द्वारा य� सिनधा/सिरत करने का तात्पय/

      की सिवचाराधीन कमी को सिनवासिरत माना जाए;        य� स्पष्ट रूप �े अपने सिवधायी के्षतर्ासिधकार को

    पार कर गया �ै। इ�सिलए,      �में न�ीं लगता सिक     �ंुदररासिमयर एंड कंपनी के मामले(1)  में इ�
                न्यायालय का सिनण/य सिवद्वान म�ासिधवक्ता को उनके इ� तक/ के �मथ/न में कोई मदद कर �कता �ै

  सिक धारा 4       वैध रूप �े असिधसिनयसिमत सिकया गया �ै।

                      एक सिबन्दु और �ै सिज� पर अभी भी सिवचार सिकया जाना शेष �ै।    शर्ी सितवारी ने आगर्�

     सिकया सिक असिधसिनयम की धारा 2      द्वारा मलू असिधसिनयम की धारा 3(1)     में सिकए गए �ंशोधन का

         पवू/व्यापी �ंचालन को अ�ंवैधासिनक माना जाना चासि�ए क्योंसिक धारा 2    द्वारा अंतर स्थासिपत परंतु



                                                 �वो/च्च न्यायालय की सिरपोर् [ 1966 ] 1   ए� �ी आर।

  के Pंड (  P)              द्वारा सिनधा/सिरत पर्ावधान का पवू/व्यापी �ंचालन इ� कमी �े गर्स्त �ै सिक य�

                  पवू/व्यापी रूप �े बढे़ �ुए कर शुल्क को लागू करता �ै। उनका तक/ �ै सिक ज�ां एक कर काननू

         पवू/व्यापी रूप �े एक कर लगाने का आशय रPता �ै,       इ�में असिनवाय/ रूप �े अनुसिचतता का तत्व

         शासिमल �ोता �ै और य� वस्तुतः �ंसिवधान के अनुच्छेद 19 ( 1 ) ( च)  या (छ)  द्वारा अनुदत्त

               नागसिरकों के मौसिलक असिधकारों का उल्लंघन करने के बराबर �ै। वत/मान सिरट यासिचका के उदे्दश्य के

सिलए,          �म य� मान लें गे सिक राष्ट्रपसित द्वारा अनुच्छेद 352      के त�त जारी आपातकाल की

    उदघ्ोषणा के बावजदू अनुच्छेद 358         के त�त लगाई गई �ंवैधासिनक बाधा यासिचकाकता/ के सिवरुद्ध

               लागू न�ीं �ोता �ै क्योंसिक व� उदघ्ोषणा की तारीP �े प�ले अपने मौसिलक असिधकार के उल्लंघन

                 पर सिनभ/र करता �ै। इ�ी धारणा पर �म शर्ी सितवारी द्वारा उठाए गए सिववाद �े सिनपटना चा�ते �ैं ।

  �मारी राय में ,                 उक्त तक/ स्पष्ट रूप �े सिनराधार �ै। �म प�ले �ी क� चुके �ैं सिक काननू बनाने की

               शसिक्त में उन्�ें �ंभासिवत और �ाथ �ी पवू/व्यापी रूप �े पर्भावी बनाने की शसिक्त शासिमल �ै, और

          कर काननू इ� सिनयम के सिलए कोई अपवाद न�ीं �ैं । इ�सिलए,       य� तक/ देना व्यथ/ �ोगा सिक केवल

             इ�सिलए सिक एक कर काननू पवू/व्यापी रूप �े काम करने का आशय रPता �ै,   पवू/व्यापी �ंचालन में

 अनुच्छेद 19 ( 1 ) ( च)  या (छ)           के त�त कर लगाए गए नागसिरक के मौसिलक असिधकार का

                  उल्लंघन शासिमल �ै। । य� �च �ै सिक ऐ�े मामले �ो �कते �ैं ज�ां न्यायालय को इ� पर्श्न पर

             सिवचार करना पड़ �कता �ै क्या कर काननू द्वारा सिनधा/सिरत अत्यसिधक पवू/व्यापी �ंचालन नागसिरकों

           के मौसिलक असिधकार का उल्लंघन �ै और ऐ�े पर्श्न �े सिनपटने में ,     न्यायालय को कराधान के

             �ंबंध में �भी पर्ा�ंसिगक और �म्बसिन्धत तथ्यों और पसिरसिस्थसितयों को ध्यान में रPना �ोगा।

  वत/मान मामले में ,  धारा 2            द्वारा सिनधा/सिरत पर्ावधान की सिवधायी पृष्ठभसूिम को ध्यान में रPते �ुए,

                 इ�में थोड़ा �ंदे� �ो �कता �ै सिक उक्त धारा द्वारा जोडे़ गए मलू असिधसिनयम की धारा 3(1) के

   परंतुक का Pंड (P)            में पवू/व्यापी �ंचालन में अनुसिचतता का कोई तत्व शासिमल न�ीं �ै।

                 पसिरणाम य� �ै सिक असिधसिनयम की धारा। 2         का कर वैध �ै और पर्श्नगत कर को

     यासिचकाकता/ �े परंतुक के Pंड (क)  और (P)        द्वारा जै�ा सिक उ�में सिवसि�त सिकया गया �ै, शासिमल

            की गई अवसिध के सिलए व�लू सिकया जा �कता �ै। इ� �ंबंध में ,      य� याद सिकया जाएगा सिक परंतुक

  के Pंड (  क)        द्वारा सिनधा/सिरत पर्ावधान वास्तव में अनावश्यक �ै,       क्योंसिक उ�ी कर को मलू

   असिधसिनयम की धारा 3   के त�त 30 अपरै्ल, 1959       को जारी असिध�चूना के त�त सिनधा/सिरत दरों

                 पर वैध रूप �े व�लू सिकया जा �कता था। लेसिकन जै�ा सिक �म प�ले �ी बता चुके �ैं , 26 माच/,

1962  �े 9 सि�तंबर, 1964       के बीच की अवसिध को धारा 2      द्वारा मलू असिधसिनयम की धारा 3(1)

         में अंतः स्थासिपत पर्ावधान द्वारा शासिमल न�ीं की गई �ै;    और इ�सिलए धारा 2   के पर्ावधान सिवत्त

असिधसिनयम, 1962  का 11   की धारा 9          द्वारा शुरू में सिनधा/सिरत बढ़ी �ुई दरों पर यासिचकाकता/ के

              सिवरुद्ध कर लगाने में उत्तरदाताओं को कोई ��ायता न�ीं करती �ै। यसिद �मने धारा 4  को वैध

      करार सिदया �ोता तो उक्त धारा 9            द्वारा सिनधा/सिरत बढ़ी �ुई दरों पर कर का असिधरोपण भी वैध

�ोता;                   लेसिकन इ� तथ्य को ध्यान में रPते �ुए सिक �म इ� सिनष्कष/ पर आ गए �ैं की धारा 4 य�

 अमान्य �ै,               इ� पर्कार जो कर यासिचकाकता/ के सिवरुद्ध उक्त अवसिध के सिलए सिवसिधपणू/ और वैध



 जवा�रलाल बनाम.  राज्य (गजेंदर्गडकर, �ी. जे.)

     रूप �े लगाया जा �कता �ै,      व� मलू असिधसिनयम की धारा 3    के त�त 30 अपरै्ल, 1959 को

                जारी असिध�चूना के त�त लगाया जाना चासि�ए। इ�में कोई �ंदे� न�ीं �ै सिक शर्ी सितवारी ने इ�

              तथ्य को ध्यान में रPते �ुए तक/ देने का पर्या� सिकया सिक उक्त धारा 3   को 1962   के सिवत्त

 असिधसिनयम 11   की धारा 9     द्वारा �ंशोसिधत सिकया गया था,       मलू असिधसिनयम की मलू धारा 3 के

                त�त जारी असिध�चूना पर्भावी न�ीं र� जाती �ै। य� तक/ स्पष्ट रूप �े गलत �ै। यसिद उक्त

             सिवत्त असिधसिनयम अपर्वत/नीय �ै और इ�के त�त जारी असिध�चूना का कोई पर्भाव न�ीं �ै, तो

    मलू असिधसिनयम की धारा 3           का सिवचाराधीन अवसिध के सिलए �ंशोधन न�ीं सिकया गया �ोता और

         इ�के त�त शुरू में जारी सिकया गया असिध�चूना पर्वसित/त र�ता।

                         इ� सिनष्कष/ के पसिरणाम य� इ� पर्कार �ै सिक यासिचकाकता/ य� दावा करने का �कदार �ै

 सिक 26 माच/, 1962  और 9 सि�तंबर, 1964           के बीच की अवसिध के सिलए उ�के वा�नों के �ंबंध में

               बढ़ी �ुई दरों पर उ�के सिवरुद्ध सिनधा/सिरत कर अमान्य �ै और �ंबंसिधत कर असिधकासिरयों को मलू

   असिधसिनयम की धारा 3   के त�त 30 अपरै्ल, 1959       को जारी असिध�चूना द्वारा सिनधा/सिरत दरों पर

                  कर लगाना �ोगा जै�ा सिक य� मलू रूप �े था। य� �च �ै सिक य� पसिरणाम ब�ुत सिव�ंगत लगता

�ै,          क्योंसिक सिवचाराधीन अवसिध �े ठीक प�ले की अवसिध के सिलए,        कर वैध रूप �े बढ़ी �ुई दरों पर

  व�लूी योग्य �ै,              जबसिक सिवचाराधीन अवसिध के सिलए इ�े कम दर पर पुनपर्ा/प्त सिकया जाना �ै;

लेसिकन,         इ� सिव�ंगसित के सिलए असिधसिनयम की धारा 2   और 4     का दोषपणू/ पर्ारूपन पणू/तः

 उत्तरदायी �ै।

                इ� यासिचका पर सिवचार करने �े प�ले,        न्यायालय इ� न्यायालय के दो सिनण/य का �ंके्षप

               में उल्लेP करना चा�ेगी सिजनका �ंदभ/ न्यायालय के �मक्ष ब�� के दौरान सिदया गया था। राय

      रामकृष्ण और अन्य बनाम सिब�ार राज्य (1)में ,      यासितर्यों और वस्तुओं पर सिब�ार

कराधान(     �ाव/जसिनक मोटर वा�नों द्वारा वसि�त)  असिधसिनयम, 1961 (1961   का �ं. 17)  की

                 वैधता को इ� आधार पर चुनौती दी गई थी सिक उ�ने एक अमान्य सिवत्त असिधसिनयम के त�त प�ले

                   �े व�लू सिकए गए करों को मान्य करने की मांग की थी। इ� तक/ को इ� आधार पर Pासिरज सिकया

                 जाता �ै सिक अवैध रूप �े व�लू सिकए गए कर का इ� तर� का पवू/व्यापी मान्यकरण अनुच्छेद 19

( 1 ) ( च)  या (छ),             के त�त नागसिरकों के मौसिलक असिधकार का उल्लंघन �ै। इ� न्यायालय ने

            असिभसिनधा/सिरत सिकया सिक यसिद इ�की आवश्यक सिवशेषताओं में कर लगाने का काननू उ�

          सिवधानमंडल की क्षमता के भीतर �ै सिज�ने इ�े पासिरत सिकया था,     इ�का चसिरतर् केवल इ�के

               पवू/व्यापी �ंचालन �े आवश्यक रूप �े न�ीं बदला जाता �ै तासिक उक्त पवू/व्यापी �ंचालन को या

    तो अनुसिचत या इ�की '  सिवधायी क्षमता'     के बा�र सिकया जा �के।

                इ� न्यायालय ने इ� पर्कार का सिवचार   जावराचीनी सिमल (पर्ा.)   सिलसिमटेड वी.  मध्य

    पर्देश राज्य और अन्य (1)     में भी व्यक्त सिकया �ै।



                                                 �वो/च्च न्यायालय की सिरपोर् [ 1966 ] 1   ए� �ी आर।

                         पसिरणाम य� �ै सिक सिरट यासिचका को आंसिशक रूप �े अनुमसित दी जाती �ै और मलू्यांकन के

      आपेसिक्षत आदेश ज�ां तक की वे 26 माच/, 1962  और 9 सि�तंबर, 1964     के बीच की अवसिध �े

 �ंबंसिधत �ैं ,     को अपास्त सिकया जाता �ै,        और य� न्यायालय मलू्यांकन असिधकासिरयों को इ� सिनण/य

                के आलोक में उसिचत मलू्यांकन शुल्क लगाने का सिनदXश देते �ैं । शेष अवसिध के �ंबंध में मलू्यांकन

            आदेश वैध �ैं और यासिचकाकता/ओं का अनुरोध सिक उन्�ें अपास्त कर सिदया जाए,   Pासिरज सिकया

                 जाता �ै। इ� तथ्य को ध्यान में रPते �ुए सिक यासिचकाकता/ केवल आंसिशक रूप �े �फल �ुआ �ै,

            य� न्यायालय पक्षों को अपना Pच/ स्वयं व�न करने का सिनदXश देती �ै।

                                                                                        यासिचका को आंसिशक

    रूप �े अनुमसित दी गई।

   ( 1 ) [ 1966 ] 1 ए�. �ी. आर. 518
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